धारा 4 (1)(ख)(vii) नीति तैयार करने या उसे कार्यान्वित करने में आम जनता से परामर्श करने या प्रतिनिधित्व देने के लिए विद्यमान व्यवस्था के ब्यौरे
लागू नहीं
